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08.12.2025 को उत् तर के ललए 

सरकारी भमूि के उपयोग के मलए लगाई गई शास्तत की सिीक्षा 

1269.  श्री कुां दरुु रघवुीर :  

क्र्ा पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान िांत्री र्ह बताने की कृपा करेंगे कक :   

(क)  क्र्ा र्ह सच है कक लसगंरेनी कोललर्रीज कंपनी लललमटेड (एससीसीएल) द्वारा आरजी कोर्ला 
खदान के ललए उपर्ोग की गई 330.1826 हेक्टेर्र भलूम को मलू रूप से 1978 में सरकारी 
भलूम घोषित ककर्ा गर्ा था, लेककन बाद में 2013 में इस ेवन भलूम के रूप में पहचाना गर्ा;  

(ख)  क्र्ा तलेगंाना सरकार ने ददनांक 27.05.2024 के पत्र के माध्र्म से चरण-एक वन स्वीकृतत 
में लगाई गई शास्स्त को माफ करने की लसफाररश की है और एससीसीएल ने भी 
30.11.2024 को पर्ाावरण, वन और जलवार् ुपररवतान मतं्रालर् से शास्स्त को कम करने का 
अनरुोध ककर्ा है;  

(ग)  क्र्ा एससीसीएल ने 16.04.2025 को शदु्ध वतामान मलू्र् (एनपीवी) के रूप में 34.31 करोड़ 
रुपए पहल ेही जमा कर ददए हैं और अन्र् शतों का पालन ककर्ा है; और  

(घ)  क्र्ा सरकार का भलूम के पवूा में सरकारी भलूम के रूप में वगीकरण को देखत ेहुए, चरण-एक 
की शतों के तहत लगाए गए पांच गनुा दंडात्मक एनपीवी की समीक्षा करने र्ा उस ेमाफ 
करने का षवचार है?  

उत् तर 
 
पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान राज् य िांत्री  
(श्री कीतावर्ान मस ांह)   

(क) से (घ):  ‘भलूम’ राज्र् सरकार के क्षेत्राधधकार से सबंधंधत षविर् है। वन क्षेत्रों तथा उनके 
षवधधक सीमाओ ंका तनधाारण और अनरुक्षण सबंधंधत राज्र् सरकार द्वारा ककर्ा जाता है। चूूँकक भलूम 
अलभलेखों की सरंक्षक राज्र् सरकार ही होती है, अतः राज्र् सरकार का र्ह प्राथलमक दातर्त्व तनदहत 
है कक वह ककसी भी भलूम खण्ड की स्स्थतत का तनधाारण राज्र् एव ंकें द्रीर् अधधतनर्मों के प्रावधानों, 
राजपत्रत्रत अधधसचूनाओ ंतथा माननीर् सवोच्च न्र्ार्ालर् के सबंधंधत तनणार्ों एव ंतनदेशों के अनसुार 
करे।  
 
तलेगंाना वन षवभाग से प्राप्त सचूना के अनसुार, विा 1973 से राजस्व षवभाग द्वारा कुल 448.90 
हेक्टेर्र भलूम के साथ 330.33 हेक्टेर्र (330.1826 हेक्टेर्र) वन भलूम को सरकारी भलूम के रूप में, 



उप्परलकेसरम तथा अन्र् गाूँवों में षवलभन्न खनन कार्ाकलापों के ललए एम/एस एस.सी.सी.एल. को 
हस्तांतररत ककर्ा गर्ा था। 
 
पेद्दापल्ली खंड के मथंनी रेंज स्स्थत उप्परलकेसरम वन खंड में खनन कार्ाकलापों एव ंपेद्दापल्ली 
स्जले में एस.सी.सी.एल. के अन्र् सबंधंधत कार्ाकलापों के ललए मतं्रालर् ने ददनांक 21.11.2023 के 
पत्र सखं् र्ा 8-16/2021-एफ.सी. के माध्र्म स े330.33 हेक्टेर्र (डी.जी.पी.एस. सवेक्षण के अनसुार 
330.1826 हेक्टेर्र) वन भलूम के षवतनर्मीकरण के ललए चरण–I/ सदै्धांततक तौर पर अनमुोदन 
प्रदान ककर्ा है, र्ह अनमुोदन उल्लघंन हेत ु दंडात्मक एनपीवी के भगुतान सदहत तनधााररत कुछ 
षवलशष्ट शतों के अधीन प्रदान ककर्ा गर्ा है।  
 
तलेगंाना सरकार ने चरण–I/ सदै्धांततक अनमुोदन में तनधााररत दंड के पररत्र्ाग हेत ु प्राथाना पत्र 
प्रस्ततु ककर्ा था। उक्त पररत्र्ाग अनरुोध की जाूँच ददनांक 27.08.2024 को आर्ोस्जत सलाहकार 
सलमतत बठैक में की गई। सलाहकार सलमतत की ससं्ततुतर्ों के आधार पर, मतं्रालर् ने राज्र् सरकार 
के पररत्र्ाग अनरुोध को अस्वीकृत करने का तनणार् ललर्ा तथा तदनसुार राज्र् सरकार को मतं्रालर् 
के पत्र ददनांक 30.09.2024 द्वारा अवगत करा ददर्ा गर्ा। 
 
राज्र् वन षवभाग ने सधूचत ककर्ा है कक एससीसीएल ने मतं्रालर् के पोटाल पर ददनांक 16.04.2025 
को 34,31,29,794/-रु. की रालश क्षततपरूक उपकरों हेत ुकाम्पा खात ेमें जमा करने के ललए चालान 
प्रस्ततु ककर्ा तथा ददनांक 07.05.2025 को भगुतान कर ददर्ा। कुल रालश में से 31,63,83,467/-रु. 
एनपीवी हेत ुतथा शिे रालश सरुक्षा क्षते्र प्रबधंन हेत ुहै। तथाषप, क्षततपरूक तथा दंडात्मक उपकरों के 
भगुतान सदहत चरण–I अनमुोदन की शतों के पणूा अनपुालन का षववरण राज्र् सरकार द्वारा अब 
तक प्रस्ततु नहीं ककर्ा गर्ा है।    

*****  


